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डा. वी. मैत्रेयनः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या भारत सरकार द्वारा 9 जून, 2009 को श्रीलंका के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास हेतु 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की संपूर्ण राशि प्रदान की जा चुकी है;

(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) 
क्या भारत सरकार द्वारा श्रीलंका में युद्ध के कारण विस्थापित तमिल नागरिकों के उनके अपने देश में पुनर्वास हेतु कोई अन्य राहत/सहायता उपलब्ध कराई गई है; 

(घ) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.)
उन्हें किस प्रकार से ऐसी राहत/सहायता उपलब्ध कराई गई है/जा रही है; और
(च)
क्या केंद्रीय सरकार के पास यह सुनिश्चित करने हेतु कोई जांच और निगरानी प्रक्रिया विद्यमान है, जिससे कि श्रीलंकाई तमिलों तक ये राहतोपाय ठीक ढंग से पहुंच गई है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री ई. अहमद)
(क) से (च)
प्रधान मंत्री जी ने श्रीलंका में राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्य के लिए जून, 2009 में 500 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की। इसमें से 68.96 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2009-10 में, 93.86 करोड़ रुपए वर्ष 2010-11 में और 181.94 करोड़ रुपए वर्ष 2011-12 में खर्च किए गए। वर्ष 2009 में तत्काल राहत उपायों के लिए सहायता प्रदान की गई, जिसमें 250000 परिवारों के लिए राहत सामग्री पैक्स शामिल हैं, जिनमें सूखे रसद, वस्त्र तथा बर्तन जैसी आवश्यक वस्तुएं; दवाइयों की दो खेप; और उत्तरी श्रीलंका में छः माह के लिए तैनात किया गया एक आपातकालीन फील्ड अस्पताल शामिल है। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) के यथाशीघ्र पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने उत्तरी श्रीलंका में बारूदी सुरंगे हटाने वाले सात दलों को तैनात किया, ताकि उस क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जा सके। आइडीपी के पुनर्वास हेतु 10400 मी.टन से अधिक आश्रय सामग्री भेजी गयी। कृषि कार्यकलापों को पुनर्प्रारंभ करने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर पुनर्वास किए जाने वाले आईडीपी में लगभग 95000 कृषि स्टार्टर पैक, बीज तथा 500 ट्रैक्टर वितरित किए गए। सरकार ने श्रीलंका के उत्तरी, पूर्वी तथा मध्य प्रांतों को 55 बसें भेंट कीं और आंतरिक रूप से विस्थापितों के लिए उत्तरी श्रीलंका में जाफना तथा बाबूनिया में एक माह तक चलने वाली कृत्रिम अंग लगाने की शिविर आयोजित की गयी। आईडीपी परिवारों की सहायतार्थ चार लाख सीमेंट की बोरियां भेंट की गईं, ताकि वे अपने क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत कर सकें। तदुपरांत, उत्तरी श्रीलंका में पुनर्स्थापन, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं, अर्थात् रेल तथा बंदरगाह अवसंरचना, कनेक्टिविटी एवं परिवहन, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आर्थिक पुनरुत्थान संबंधी परियोजनाएं प्रारंभ की गईं। चालू वित्तीय वर्ष (2012-13) में इसी प्रयोजनार्थ 290 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। सरकार ने उत्तरी रेलवे लाइनों के पुनरुद्धार हेतु लगभग 800 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण-श्रृंखला की भी पेशकश की है। 
श्रीलंका में सरकार की अनुदान सहायता के तहत परियोजनाओं के लिए निधि के संवितरण की मॉनीटरी इस प्रयोजन हेतु गठित परियोजना संचालिन एवं परियोजना मॉनीटरी समितियों द्वारा की जाती है। इन समितियों में भारत सरकार, भारतीय उच्चायोग, कोलंबो और श्रीलंका (श्रीलंका सरकार) के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। परियोजनाओं के लिए निधि कार्य की प्रगति और कार्यान्वयन एजेंसी को पहले से प्रदत्त निधि के उपयोग के आधार पर संवितरित की जाती है। जमीनी स्तर पर कार्य की प्रगति का आकलन करने के लिए सरकार तथा उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से फील्ड दौरे भी किए जाते हैं। उन परियोजनाओं में जहां सरकार द्वारा लाभार्थियों को संवितरित करने हेतु सीधे खरीद की जाती है, वहां उच्चायोग में एक प्रापण समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करती है। श्रीलंका सरकार को मदें सौंपने, उनके संवितरण के तौर-तरीकों पर सरकार तथा श्रीलंका सरकार के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के जरिए परस्पर सहमति व्यक्त की जाती है। श्रीलंका सरकार से आग्रह किया जाता है कि वह मदों के संवितरण के बारे में नियमित रिपोर्टें भेजें। सरकारी ऋण-श्रृंखला के तहत संस्वीकृत निधि एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है और इसकी मॉनीटरी करता है। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति विदेश मंत्रालय से संबंधित सभी मुद्दों की नियमित रूप से समीक्षा करती है। 
यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा में विपक्ष की माननीय नेता के नेतृत्व में एक 12 सदस्यीय संयुक्त संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 16-21 अप्रैल, 2012 तक अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान, श्रीलंका सरकार के राष्ट्रपति तथा मंत्रियों के साथ की गई बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने बाबुनिया, मुल्लाईतीवू, जाफना, कांके संतुराई, कालूतारा तथा बट्टीकलोवा सहित कई स्थानों का दौरा किया, जहां भारत सरकार की सहायता से परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें रेल तथा बंदरगाह अवसंरचना का विकास, कनेक्टिविटी व परिवहन, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, बारूदी सुरंग हटाने, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आर्थिक पुनरुत्थान से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। 
*****
